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न्यूज ब्रीफ

मुंबई | अभिनेता इमरान खान को 
मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक 
भारत छोड़ने का नोटिस जारी 
किया है। रिपोर्टों के अनुसार, 
अमेरिकी नागरिक इमरान 10 
अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान 
में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश 
कुमार के इस्तीफे की मांग को 
लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल 
हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत 
में भी लिया था। इमरान के पास 
भारतीय नागरिकता नहीं, बल्कि 
ओसीआई कार्ड है। विदेशी 
नागरिकों के भारत में रहने और 
गतिविधियों से जुड़े नियमों के 
तहत कार्रवाई की गई है। वे इससे 
पहले नीट परीक्षा में कथित पेपर 
लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन में 
भी शामिल हुए थे।

नई दिल्ली| दूरसंचार विभाग के 
निर्देश के मुताबिक, 1 नवंबर 
2026 से मोबाइल फोन पर 
कॉल करने वाले का नाम दिखाने 
की सुविधा शुरू करने की 
तैयारी है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन 
(सीएनएपी) सेवा के तहत कॉल 
आने पर स्क्रीन पर नंबर के 
साथ कॉलर का नाम भी दिखाई 
देगा। इसका उद्देश्य अनजान 
और फर्जी कॉल की पहचान 
आसान बनाना है। सेवा के लिए 
उपयोगकर्ता को अलग से इसे 
सक्रिय नहीं करना होगा। बताया 
गया है कि यह सुविधा 4जी और 
5जी नेटवर्क पर लागू होगी। 
अंतरराष्ट्रीय कॉल की पहचान 
के लिए स्क्रीन पर ‘इंटरनेशनल 
कॉल’ लिखा दिखाई देने की 
व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

देवप्रयाग| उत्तराखंड के देवप्रयाग 
क्षेत्र में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय 
राजमार्ग पर वीरवार को चंडीगढ़ से 
रुद्रप्रयाग जा रही कार करीब 150 
मीटर गहरी खाई में गिर गई। 
   हादसे में चालक समेत दो लोगों 
की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य 
घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, 
हरियाणा नंबर की कार में पांच 
लोग सवार थे। पाली गांव के पास 
चालक ने वाहन से नियंत्रण खो 
दिया। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय 
चालक अनिल और 72 वर्षीय 
सत्येश्वरी देवी के रूप में हुई है। 

इमरान खान को भारत 
छोड़ने का नोटिस जारी

1 नवंबर से कॉलर का 
नाम फोन पर दिखेगा

चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा 
रही कार गिरी, 2 की मौत

झोटा हत्याकांड: नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या पर सीबीआई जांच की मांग; कई जिलों में बाजार बंद

समर न्यूज | मानसा/चंडीगढ़

पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता 
परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 
विरोध में बृहस्पतिवार को राज्यव्यापी 
बंद का व्यापक असर देखने को 
मिला। किसान संगठनों, व्यापारी 
समूहों, कर्मचारी संगठनों और 
विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन 
से सुबह छह बजे से शाम पांच बजे 
तक बंद का आह्वान किया गया। 
   कई शहरों में बाजार और दुकानें 
बंद रहीं, निजी स्कूलों और कॉलेजों 
में छुट्टी की गई तथा कुछ मार्गों पर 
प्रदर्शनकारियों ने यातायात रोका। 
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग मामले 
की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 
से जांच कराने और नशे के अवैध 
कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की है। 
   वहीं, मानसा के वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक वैभव चौधरी ने सिटी-2 
थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर बिएंत कौर 
को प्रशासनिक आधार पर तत्काल 
प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस 
ने हत्या के मामले में प्राथमिकी के 
तहत दो और लोगों को नामजद 
किया है। बताया गया है कि वे मुख्य 

आरोपी अश्वनी कुमार के सहयोगी हैं 
और उनमें से एक उसका पारिवारिक 
सदस्य है। पुलिस इस मामले में पहले 
ही मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार 

सहित दो लोगों को गिरफ्तार करने 
की जानकारी दे चुकी है। परविंदर 
के पिता भीम सिंह ने शव लेने से से 
इन्कार कर दिया है। 

मामला हाईकोर्ट पहुंचा: हत्या का 
मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 
पहुंच गया है। सीबीआई जांच की मांग 
को लेकर याचिका दायर की गई है।

पंजाब में हाईवे जाम, टोल प्लाजा रहे फ्री 
मानसा सिटी-2 की एसएचओ निलंबित

अमृतसर में असॉल्ट राइफल, दो हैंड 
ग्रेनेड व 13 पिस्तौल बरामद, 5 काब ू

अमेरिका में हिंदू धार्मिक स्थल पर हमले 
की साजिश नाकाम, युवक गिरफ्तार

एजेंसी | इलिनॉय

अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हिंदू 
धार्मिक स्थल पर सामूहिक गोलीबारी 
की कथित साजिश के मामले में 19 
वर्षीय युवक अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस 
को गिरफ्तार किया गया है। 
  वह 11 अक्टूबर को संभावित हमले 
की तैयारी कर रहा था। जांचकर्ताओं 
को आशंका है कि उसका निशाना 
ऑरोरा क्षेत्र में स्थित कोई हिंदू धार्मिक 

स्थल हो सकता था। हालांकि, पुलिस 
ने स्पष्ट किया है कि हमले के लिए 
तय स्थान की अभी पुष्टि नहीं हुई है। 
पैलेटाइन निवासी पापोराकिस को उस 
समय पकड़ा गया, जब वह अपने घर 
से निकल रहा था। 
   पुलिस को हमले की योजना वाला 
दस्तावेज और राइफल, मैगजीन, 
बुलेटप्रूफ जैकेट तथा अन्य सामरिक 
उपकरणों की तस्वीरें भी साझा की 
गई थीं। 

समर न्यूज | अमृतसर

पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस 
टीम ने अमृतसर में सीमा पार हथियार 
तस्करी से जुड़े एक कथित मॉड्यूल 
का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को 
गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों 
के कब्जे से एक .30 बोर असॉल्ट 
राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, 13 पिस्तौल 
और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए 
हैं। जब्त पिस्तौलों में चार ग्लॉक 
पिस्तौल भी शामिल हैं। 
  पंजाब के पुलिस महानिदेशक 
गौरव यादव ने सोशल मीडिया के 
माध्यम से कार्रवाई की जानकारी 
साझा की। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों 
से पूछताछ कर हथियारों की खेप के 
स्रोत और इसके संभावित खरीदारों 

का पता लगाने में जुटी है। इस 
संबंध में अमृतसर के स्टेट स्पेशल 
ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) 
में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच 
एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास 
कर रही हैं कि हथियार कहां से लाए 
गए और इन्हें पंजाब में किन लोगों 
तक पहुंचाया जाना था। फिलहाल 
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 
सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस 
तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों 
की भूमिका भी खंगाल रही है।

सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी, अखिलेश समेत कई नेताओं को नोटिसपेज 1 एंकर स्टोरी

राहुल के मार्च पर सीजेआई बोले- अदालत को कोई धमका नहीं सकता
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित  
रखने का दिया निर्देश

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 
(सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को 
कहा कि कोई भी अदालत को डराने 
या दबाव में लेने की कोशिश नहीं 
कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 
ऐसी कोशिशें बेकार हैं। 
   यह टिप्पणी 12 अक्टूबर को 
मतदाता सूची के विशेष गहन 
पुनरीक्षण (एसआईआर) के 
विरोध में विपक्षी नेताओं के सुप्रीम 
कोर्ट तक मार्च से जुड़े मामले की 
सुनवाई के दौरान आई। राहुल गांधी 
के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने मुख्य 
निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के 
खिलाफ कार्रवाई और मतदाता सूची 

पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं 
की जांच की मांग को लेकर मार्च 
निकाला था। विपक्ष का आरोप है 
कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 
मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके 
से हटाए गए। इस मुद्दे पर राहुल 
गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने 
अलग याचिका भी दाखिल की है। 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र 
सरकार और चुनाव आयोग से 
जवाब मांगा है।
  मार्च को लेकर नेताओं को 
नोटिस: अदालत ने मार्च से 
संबंधित याचिका पर राहुल गांधी, 
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश 
यादव और अन्य नेताओं को नोटिस 
जारी किया। याचिका में मांग की 
गई है कि सार्वजनिक प्रदर्शन का 
आह्वान करने वालों की जिम्मेदारी 

तय हो और प्रदर्शन के दौरान हुई 
कथित घटनाओं की जांच की जाए। 
नोटिस जारी होने का अर्थ आरोपों 
को सही मान लेना नहीं है; संबंधित 
पक्षों को अपना पक्ष रखने का 
अवसर मिलेगा।
   सुनवाई के दौरान वरिष्ठ 
अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दावा 
किया कि प्रदर्शन के दौरान एक 
गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का 
दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट 
परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित 
रखने की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति 
बागची ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों 
को संबंधित सीसीटीवी और अन्य 
डिजिटल सामग्री सुरक्षित रखने 
का निर्देश दिया। निजी पक्षों को भी 
उपलब्ध सामग्री अदालत में प्रस्तुत 
करने की अनुमति दी गई।

}विवाद की पृष्ठभूमि
राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष 
मल्लिकार्जुन खरगे ने सीजेआई से 
मुलाकात का समय मांगा था, ताकि 
चुनाव प्रक्रिया और प्रदर्शनकारियों 
के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर 
ज्ञापन सौंप सकें। सीजेआई ने कहा 
था कि संबंधित विषय अदालत में 
विचाराधीन हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक 
प्रक्रिया के तहत उठाया जाना चाहिए।
सरकार ने मांगी माफी: प्रदर्शन के 
दौरान मेट्रो सेवाएं और इंटरनेट बंद 
किए जाने को लेकर भी मामला चर्चा 
में रहा। सरकार इस संबंध में माफी 
मांग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 
के बाद अब प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी 
रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे, ताकि 
मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित 
घटनाक्रम की जांच की जा सके।

सीजेपी-आइसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 
में हंगामा: कॉकरोच जनता पार्टी 
और आइसा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस 
में प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर 
नारेबाजी की, जिससे हंगामे की 
स्थिति बन गई। आइसा अध्यक्ष नेहा 
बोरा ने कहा कि हिरासत में लेने 
और मारपीट करने से आंदोलन नहीं 
रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि 
एसआईआर के विरोध और ज्ञानेश 
कुमार को पद से हटाने की मांग को 
लेकर आंदोलन दिल्ली से मुंबई तक 
जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत 
दीपके, अभिनेता प्रकाश राज, 
अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत 
भूषण भी मौजूद थे। सीजेपी ने 16 
अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में 
फिर प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

समर न्यूज | नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय 
सेना ने ड्रोन युद्ध की क्षमताओं को 
मजबूत करने के लिए खरीद और 
तकनीकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 
तेज कर दी है। सेना का जोर दुश्मन 
की गतिविधियों पर नजर रखने, 
सटीक हमले करने और कम ऊंचाई 
पर उड़ने वाले शत्रु ड्रोन का पता 
लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने पर है। 
   इसके लिए जुलाई से सितंबर 
के बीच कई खरीद प्रस्ताव और 
निविदाएं जारी की गईं।  सेना ने 
कम ऊंचाई पर हवाई खतरों का 
पता लगाने और उनसे निपटने वाली 
नौ प्रणालियों की खरीद शुरू की 

है। इसके अलावा लंबी दूरी तक 
निगरानी करने वाले 10 एकीकृत 
ड्रोन सिस्टम के लिए भी निविदा 
जारी की गई। इन कदमों का उद्देश्य 
सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना 
और दुश्मन के ड्रोन से पैदा होने 
वाले खतरे का जवाब देना है। 
  450 स्वदेशी ड्रोन सेना को 
मिले: ड्रोन क्षमता बढ़ाने की दिशा 
में सेना को नागास्त्र-1आर श्रेणी के 
450 स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन भी 
मिले हैं। ये लक्ष्य के आसपास उड़ते 

हुए उसे निशाना बनाने में सक्षम होते 
हैं। इनकी आपूर्ति करीब 158 करोड़ 
रुपये के आपात खरीद समझौते के 
तहत की गई है। इससे पहले सेना को 
नागास्त्र-1 के 480 ड्रोन भी मिल 
चुके हैं। 
  ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 
विशेष ड्रोन: सेना ने लद्दाख जैसे 
दुर्गम इलाकों में इस्तेमाल के लिए 
225 एफपीवी ड्रोन का भी ऑर्डर 
दिया है। इनका परीक्षण 17,500 
फुट तक की ऊंचाई पर किया गया। 

इसके साथ ही सेना विशेष ‘बाज’ 
बटालियनों के जरिए लंबी दूरी 
की निगरानी और हमले की क्षमता 
विकसित कर रही है। 
   रक्षा मंत्रालय ने जुलाई में लगभग 
52,000 करोड़ रुपये की विभिन्न 
रक्षा खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक 
मंजूरी दी थी। इनमें दुश्मन के ड्रोन 
से सुरक्षा देने वाली आकाश तरंग 
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और 
जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन भी 
शामिल हैं। 
   इन पहलों से स्वदेशी रक्षा उत्पादन 
को बढ़ावा देने और बदलते युद्धक्षेत्र 
की जरूरतों के अनुरूप सेना को 
तैयार करने का प्रयास किया जा 
रहा है।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 
धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अपने 
पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर 
दूसरे धर्म के किसी पिछड़े समुदाय 
में आरक्षण का दावा अपने आप 
नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत 
कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री 
चंद्रशेखर की पीठ ने तमिलनाडु 
सरकार की अपील खारिज करते हुए 
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को 
बरकरार रखा। 
   मामला हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम 
अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा 
वर्ग-मुस्लिम समुदाय का प्रमाणपत्र 
देने से जुड़ा था। अदालत ने कहा 
कि पहले धर्म में रही सामाजिक 
पिछड़ेपन की स्थिति को दूसरे 
धर्म के किसी अधिसूचित पिछड़े 

समुदाय की सदस्यता का स्वतः 
आधार नहीं बनाया जा सकता।    
पीठ के अनुसार, केवल धर्मांतरण 
के आधार पर पुराने समुदाय का 
दर्जा नई सामाजिक व्यवस्था में 
स्थानांतरित नहीं होता। 
   अदालत ने यह भी स्पष्ट किया 
कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में 
लौटने पर भी पुराने आरक्षण 
के अधिकार की स्वतः बहाली 
नहीं मानी जा सकती; पात्रता का 
निर्धारण संबंधित कानूनी प्रावधानों 
के अनुसार होगा।
   तमिलनाडु सरकार का आदेश 
रद्द: तमिलनाडु सरकार ने मार्च 
2024 में आदेश जारी कर पिछड़े 
वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, विमुक्त 
समुदायों और अनुसूचित जातियों से 
इस्लाम अपनाने वाले लोगों को राज्य 
में अधिसूचित सात मुस्लिम पिछड़े 

समुदायों में शामिल कर आरक्षण 
का लाभ देने का प्रावधान किया था। 
मद्रास हाईकोर्ट ने जून 2026 में इस 
आदेश को असंवैधानिक ठहराया 
था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप 
करने से इनकार कर दिया।
  अनुसूचित जाति पर 
संवैधानिक प्रावधान: पीठ ने 
1950 के संविधान (अनुसूचित 
जाति) आदेश का भी उल्लेख 
किया। इसके तहत हिंदू, सिख या 
बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म 
मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित 
जाति का सदस्य नहीं माना जाता। 
हालांकि, यह फैसला धर्मांतरण और 
आरक्षण से जुड़े संबंधित कानूनी 
प्रावधानों के संदर्भ में है; इसे हर धर्म 
और प्रत्येक आरक्षण श्रेणी पर लागू 
होने वाला एक जैसा नियम नहीं 
समझना चाहिए।

एजेंसी | पेशावर

पाकिस्तान के पेशावर शहर में 
गुरुवार को एक निजी स्कूल की 
छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 
शुरुआती रिपोर्टों में 34 बच्चों और 
एक महिला शिक्षिका समेत 35 लोगों 
की मौत की जानकारी दी गई है। 
   40 से अधिक लोगों के घायल 
होने की भी खबर है। हालांकि, 
अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों की 
संख्या अलग बताई गई है। हादसे 
में जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र 
13 वर्ष या इससे कम बताई गई है। 

यह घटना पेशावर के दीर कॉलोनी 
इलाके में हुई। छत गिरने के बाद 
स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। 
सूचना मिलने पर बचाव दल मौके 
पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को 
निकालने का अभियान शुरू किया। 
   घायलों को अस्पताल पहुंचाया 
गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए 
अस्पताल में आपात व्यवस्था की 
गई और ट्रॉमा वार्ड में अतिरिक्त 
चिकित्साकर्मियों को तैनात किया 
गया। मलबे में अन्य लोगों के दबे 
होने की आशंका के चलते तलाशी 
अभियान चलाया गया।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से 
रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों 
के परिजनों को सहायता और 
मुआवजे के लिए आमंत्रित करने 
संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी 
करने पर विचार करने को कहा है। 
  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और 
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की 
पीठ को मंत्रालय ने बताया कि युद्ध 
में 51 भारतीयों की मौत हुई है, 

जबकि 77 लोग अब तक लापता हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पेश 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 
ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि रूसी 
अधिकारियों ने छह परिवारों के 
मुआवजा दावों पर कार्रवाई की 

है। इनमें पांच दावे पूरी तरह और 
एक आंशिक रूप से स्वीकार किया 
गया है। अदालत ने मुआवजे की 
निर्धारित और वास्तव में भुगतान 
की गई राशि का ब्योरा भी मांगा। 
अदालत ने पंजाब, हरियाणा, 

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के 
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को 
प्रभावित परिवारों को मुफ्त कानूनी 
सहायता देने के निर्देशों का पालन 
करने को कहा। सहायता में दावा 
दाखिल करने, डीएनए जांच और 
अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी 
करना शामिल है। वर्ष 2024-25 
में 200 से अधिक लोग काम की 
तलाश में रूस गए थे। आरोप है कि 
कुछ लोगों को धोखे से रूसी सेना में 
भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया।

सिटीजन रिपोर्टर
अब आप भी बन सकते हैं समर 
एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। 
अपने इलाके की कोई भी 
समस्या, आयोजन, जानकारी 
या खबर हमें भेजें। आपके नाम 
के साथ प्रकाशित की जाएगी। 
अपनी खबर इस फोन नंबर 
8699221114 या ईमेल  
infosummerexpress@
gmail.com पर भेजें।

लुधियाना, अमृतसर, मानसा, बठिंडा, जालंधर, 
पठानकोट और गुरदासपुर सहित कई जिलों में बाजारों पर 
बंद का असर रहा। लुधियाना में कोहाड़ा चौक के पास 
प्रदर्शन हुआ और लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल वसूली 
रोकी गई। बठिंडा-चंडीगढ़ मार्ग पर किसानों के प्रदर्शन 
से यातायात प्रभावित हुआ। जालंधर के परागपुर के पास 
राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जाम लगाया गया, जिसे पुलिस ने 
खुलवाया। पटियाला क्षेत्र के टोल प्लाजा पर भी यात्रियों 
को बिना शुल्क गुजरने दिया गया। कई जगह बस सेवाएं 
प्रभावित हुईं और यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ निजी 
शिक्षण संस्थानों ने छुट्टी घोषित की, जबकि सरकारी 
स्कूलों में राज्यव्यापी छुट्टी घोषित नहीं की गई थी।
आपात सेवाओं को छूट: बंद के आयोजकों ने 
अस्पतालों, एंबुलेंस, दमकल सेवाओं और दवा दुकानों 
को बंद से बाहर रखने की अपील की थी। अमृतसर 
समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए, ताकि 
किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। कुछ स्थानों पर 
बाजार बंद कराने व यातायात रोकने को लेकर तनाव की 
खबरें भी आईं, लेकिन स्थिति एक जैसी नहीं रही।

फेसबुक लाइव के दौरान हुई थी हत्या
परविंदर सिंह झोटा को मंगलवार को मानसा में एक 
मेडिकल स्टोर के बाहर गोली मार दी गई थी। वह 
कथित तौर पर दुकान पर नशीली दवाओं की बिक्री 
को लेकर दुकानदार अश्वनी कुमार से सवाल कर 
रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ा और गोली चलने से 
झोटा की मौत हो गई। परिवार ने मांगें पूरी होने तक 
अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है।

लुधियाना से जालंधर तक असर हत्याकांड में तीन 
और नाम, हथियार के 

लाइसेंस की जांच
मानसा पुलिस ने मुख्य आरोपी 
अश्वनी कुमार की पत्नी नीलम 
रानी और दो अन्य लोगों को भी 
मामले में नामजद किया है। पुलिस 
के अनुसार, जिस मेडिकल स्टोर 
पर वारदात हुई, उसका लाइसेंस 
नीलम रानी के नाम पर दर्ज था। 
हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल किसके 
नाम जारी हुई थी, इसकी पुष्टि 
के लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों 
से जानकारी मांगी गई है। उधर, 
बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत 
सिंह ने हत्या को निजी रंजिश से 
जोड़ने संबंधी अपनी टिप्पणी पर 
खेद जताते हुए स्पष्टीकरण दिया। 
बंद के दौरान कई निजी स्कूल बंद 
रहे या ऑनलाइन कक्षाएं चलीं, 
जबकि कुछ बार एसोसिएशनों 
ने कामकाज से विरत रहने का 
फैसला किया। पुलिस ने कहा 
कि किसी को जबरन दुकानें बंद 
कराने की अनुमति नहीं है।

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था 
और गैंगस्टर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस 
ने आम आदमी पार्टी सरकार के 
खिलाफ अभियान तेज करने का 
फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव 
और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट 
16 अक्टूबर से पांच दिवसीय 
दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान वह 
गैंग हिंसा में मारे गए लोगों के  
परिवारों से मुलाकात कर उनकी 
समस्याएं सुनेंगे।
   इस दौरे में मोगा, बठिंडा, मानसा, 
लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, 
होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, 
तरनतारन और अमृतसर शामिल हैं। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह के 
अनुसार, कई पीड़ित परिवार महीनों 
से, जबकि कुछ वर्षों से आरोपियों 
की गिरफ्तारी, आरोपपत्र दाखिल 
होने और अदालती कार्रवाई में प्रगति 
का इंतजार कर रहे हैं।

सचिन पायलट आज से पंजाब के 11 जिलों का 
करेंगे दौरा, गैंग हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलेंगे

2027 चुनाव से पहले 
सियासी रणनीति

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य 
सरकार संगठित अपराध पर 
अंकुश लगाने और लोगों में सुरक्षा 
का भरोसा कायम करने में नाकाम 
रही है। पार्टी दौरे के दौरान सामने 
आने वाली शिकायतों को सरकार 
के समक्ष उठाने और जरूरत पड़ने 
पर अदालतों तक ले जाने की 
योजना बना रही है। यह अभियान 
2027 के विधानसभा चुनाव से 
पहले कानून-व्यवस्था को प्रमुख 
राजनीतिक मुद्दा बनाने की कांग्रेस 
की रणनीति का हिस्सा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन युद्ध की तैयारी तेज
सेना की दोहरी रणनीति: निगरानी के लिए आधुनिक ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन रोकने के लिए नई प्रणालियां

रूस में मारे गए युवकों के परिजनों के मुआवजे पर सार्वजनिक सूचना जारी करें

धर्मांतरण से पुराने आरक्षण का हक नहीं मिलेगा, सुप्रीम 
कोर्ट ने खारिज कर दी तमिलनाडु सरकार की अपील 

सुप्रीम कोर्ट ने छह परिवारों के मुआवजा दावों पर भी मांगी रिपोर्ट, 51 भारतीयों की मौत, 77 अब भी लापता

पाकिस्तान में स्कूल की छत गिरी, बच्चों 
समेत 35 की मौत, 40 से अधिक घायल

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार; दोबारा हिंदू बनने पर भी स्वतः बहाली नहीं


